भारत सरकार
वित्त मंत्रालय 
वित्तीय सेवाएं विभाग
राज्य सभा 
अतारांकित प्रश्न संख्या 4062
(जिसका उत्तर 03 अप्रैल, 2018/13 चैत्र, 1940 (शक) को दिया जाना है)
क्रोनी कॉरपोरेट के ऋणों को बट्टे खाते में डालना
4062.
श्री रीताब्रता बनर्जीः 
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क)
क्या यह सच है कि सितम्बर, 2017 तक क्रोनी कॉरपोरेट के 2.4 लाख करोड़ राशि के सरकारी क्षेत्र के बैंकों के ऋण वर्तमान केन्द्रीय सरकार द्वारा बट्टे खाते में डाले गए हैं; और
(ख)
यदि हां, तो कॉरपोरेट घराना-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?
उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्‍ल)
(क) और (ख): वैश्विक परिचालन के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के आंकड़ों के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) ने वित्त वर्ष 2014-15 से सितम्बर, 2017 तक 2,41,911 करोड़ रुपए की राशि बट्टे खाते डाली (समझौता सहित) है।
अनर्जक आस्तियों को बट्टे खाते डालना बैंकों द्वारा किया जाने वाला नियमित कार्य है जिसे वे अपने तुलन-पत्र को परिशुद्ध करने तथा कर दक्षता प्राप्त करने के लिए करते हैं। अन्य बातों के साथ-साथ, कर लाभ तथा पूंजी के इष्टतम प्रयोग के लिए ऋणों को बट्टे खाते डाला जाता है। बट्टे खाते डाले गए ऐसे ऋणों के उधारकर्त्ताओं पर अदायगी का दायित्व बना रहता है। देयों की वसूली विधिक तंत्र, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, ऋण वसूली अधिकरण और लोक अदालतें शामिल हैं, के अंतर्गत निरंतर चलती रहती है। इस प्रकार, बट्टे खाते डालने से उधारकर्त्ताओं को कोई लाभ नहीं होता है।
आरबीआई ने सूचित किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ड. के अंतर्गत उधारकर्त्ता-वार ऋण सूचना प्रकटन हेतु उपलब्ध नहीं है। धारा 45ड. में यह उपबंध किया गया है कि बैंक द्वारा प्रस्‍तुत ऋण सूचना को गोपनीय माना जाता है और इसे न तो प्रकाशित किया जाना है और न ही किसी अन्‍य रूप में प्रकट किया जाना है।
***
